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 [श्री  मनी  राम  ब्गगड़ी]

 बादी  तत्वों  को  मदद  देने  वाले  लोगों  से

 चाहूंगा  कि  वे  देश  और  अपने  सम्प्रदाय  पर

 दया  करें  और  अपने  आपको  गलत  रास्ते

 से  बचाने  के  लिए  प्रायश्चित  करें  ।  सरकार

 तमाशाई  न  बनी  रहे,  बल्कि  उसे  अमल  से

 अमन-चेन  और  व्यवस्था  कायम  करनी

 चाहिए  |

 (vii)  Amelination  of  Cardition  of  Cine

 Workers

 श्री  हरिकेश  बहादुर  (गोरखपुर)
 :  देश

 के  विभिन्न  भागों  में  कार्य  कर  रहे  सिने
 मा-

 कर्मचारियों  की  स्थिति  अत्यंत  दयनीय  है,

 क्योंकि  वे  घोर  शोषण  के  शिकार  हो  गए

 हैं।  सिनेमा  मालिक  और  सरकार  दोनों

 ही  इस  उद्योग  से  पर्याप्त  मुनाफा  कमा  रहे

 हैं  किन्तु  श्रमिक  वग  उपेक्षा  और  भीषण  के

 कारण  उचित  मज़ारी  अथवा  वेतन  से

 वंचित  है  ।  मनोरंजन  कर  का  कम  से  कम

 पांच  प्रतिशत  अंश  कर्मचारियों  के  वेतन  में

 जोड़  दिया  जाना  अत्यंत  आवश्यक  है  ।  मृत

 सिनेमा  कर्मचारी  के  आश्रित  को  नौकरी

 देने  तथा  इंश्योरेंस  की  व्यवस्था  की  जानी

 चाहिए  और  श्रम  कानून  के  नियमों  का

 कठोरता  के  साथ  पालन  किया  जाना

 चाहिए  ।  कर्मचारियों  के  वर्तमान  वेतन  में

 वृद्धि  की  जानी  चाहिए,  साथ  ही  बोनस  देने

 और  पी०  Who  कटौती  योजना  लागू  करने

 की  व्यवस्था  आरंभ  की  जानी  चाहिए  ।

 कर्मचारियों  से  अधिक  से  अधिक  आठ  घंटे

 ही  काम  लिया  जाना  चाहिए  और  प्रतिवर्ष

 वेतन  में  नियमित  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  ।

 मेरी  सरकार  से  मांग  है  कि  वह  कर्मचारियों

 को  शोषण  से  मुक्त  कराने  हेतु  शीघ्र  प्रभावी

 कदम  उठाए  |
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 (viii)  Need  to  solve  problems  of  Con-

 tract  labour  of  food  Corporation

 of  India

 प्रो०  जीत  कुमार  मेहता  (समस्तीपुर):

 उपाध्यक्ष  महोदय,  फूड  कारपोरेशन  आफ

 इंडिया  के  डिपो  में  ठेके  के  मजदूरी  की  प्रथा

 में  निहित  चोरी/बरबादी  के  कारण  कार पो-

 रेशन  को  हर  वर्ष  अपार  घाटा  होता  रहता

 है,  परन्तु  दूसरी  ओर  कार्पोरेशन  के  मजदूर

 शोषण  के  शिकार  बने  हुए  हैं।  एफ०  सी
 ०

 आई०  प्रबन्धक  अपने  स्थायी  कर्मचारियों

 कों  जो  वेतन  तथा  सुविधा  देता  है  वही

 सुविधा  अपने  गोदामों  में  लगाए  गए  फूड

 हैंडलिंग  मजदूरों  को  देने  से  इंकार  करता

 है  |  बहुधा  ठेकेदार  अपने  मजदूरों  को  बिना

 पगार  दिए  ही  लापता  हो  जाते  हैं  ।  परन्तु

 प्रबन्धक  इनके  विरुद्ध  भी  कोई  कार्यवाही

 नहीं  करता  ।  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी

 समिति  के  चलकर  प्रतिवेदन  की  अनुशंसा  और

 सर्वोच्च  न्यायालय  के  1978  के  फैसले  के

 बावजूद  भी  एफ०  सी०  आई०  ने  ठेकेदारी

 की  प्रथा  को  जीवित  रखा  है  ।  समान  कार्य

 के  लिए  समान  वेतन  के  सिद्धान्त  को,  जिसे

 सर्वोच्च  न्यायालय  ने  1982  के  फैसले  में

 प्रतिपादित  किया  है,  प्रबन्धन  अवहेलना

 करता  रहता  है।  एफ०  सी०  आई०  ने

 असम,  बिहार  आदि  राज्यों  मे  मज़ारों  को

 सीधे  भुगतान  की  व्यवस्था  कों,  जिसके  लिए

 उन्होंने  1-11-73  को  सहमति  दिया  था

 अभी  तक  लागु  नहीं  किया  है  ।  कुछ  स्थानों

 पर  ठेकेदारी  प्रथा  को  सिद्धान्तत:  समाप्त

 कर  कुछ  स्थानों  पर  कायम  रखना  अनिल-

 मित  एवं  गेर  कानूनी  है,  इसके  विरोध  में

 तथा  अपनी  मांग  मनवाने  के  लिए  एफ०

 सी०  आई०  के  लगभग  दो  हजार  फूड  हैंड-

 fat  मजदूरों  ने  दो  महीने  से  दिल्ली  में

 धरना दे  रखा  है  ।  धूप  और  वर्षा  में  उनकी

 सुदेशा  हो  रही  है
 ।

 अतः  मैं  सरकार  से  अनु-


